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08 अगस् त, 2024 को उत् तर देने के ललए 

 

शीतागार श्रांखला योजना    

 

2898. श्ीमती प्रकतभा सुरेश धानोरकर: 

 क् या खाद्य प्रसांस् करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करें गे लक:  

(क) क् या सरकार का देश में शीघ्र नष् ट होने वाले फलो ंऔर सब्जियो ंके भण् डारण हेतु शीतागार शंृ्खला योजना शुरू 

करने का लवचार है और यलद हां, तो तत् संबंधी ब् यौरा क् या है;   

(ख) उक् त योजना के कायाान् वयन हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई कायायोजना का ब् यौरा क् या है;  

(ग) क् या सरकार ने राष् टर ीय अलभकरणो ंके माध् यम से शीतागार शंृ्खला पररयोजना अथवा भंडारण सुलवधा चलाने के ललए 

लकसानो ंको राजसहायता देने का लनणाय ललया है और यलद हां, तो तत् संबंधी ब् यौरा क् या है; और  

(घ) क् या शीतागार शंृ्खला योजना के माध् यम से फलो ंऔर सब्जियो ंके भंडारण योजना के ललए राज् य सरकारो ंसे सहमलत 

और सहयोग ललया गया है/ललया जा रहा है और यलद हां, तो तत् संबंधी ब् यौरा क् या है?   

उत् तर 

 

खाद्य प्रसांस् करण उद्योग राज् य मांत्री 

(श्ी रवनीत कसांह) 

(क):  खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में लवलभन्न के्षत्रो ं(फल और सिी के्षत्र सलहत) के अंतगात 

शीत शंखला पररयोजनाएं स्थालपत करने के ललए वर्ा 2008 से एकीकृत शीत शंखला और मूल्य संवधान अवसंरचना (शीत 

शंखला योजना) की योजना को लागू कर रहा है और बाद में, इस योजना को वर्ा 2017 से कें द्रीय के्षत्र की अमे्ब्रला योजना- 

अथाात् प्रधानमंत्री लकसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के साथ लमला लदया गया है। हालांलक, शीत शंखला योजना के 

अंतगात लदनांक 08.06.2022 से फल और सिी के्षत्र से संबंलधत शीत शंखला पररयोजनाओ ंको समथान बंद कर लदया गया 

और इस के्षत्र को ऑपरेशन ग्रीन्स योजना में स्थानांतररत कर लदया गया, जो पीएमकेएसवाई की एक अन्य घटक योजना है। 

 

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पीएमकेएसवाई के अंतगात कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई 

स्थालपत नही ं करता है। यह योजना मांग आधाररत है और धन की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर रुलच की 

अलभव्यब्जि जारी करने के माध्यम से शीत शंखला योजना के मौजूदा योजना लदशा-लनदेशो ं के अनुसार पात्र संस्थाओ ं से 

आवेदन/प्रस्ताव आमंलत्रत लकए जाते हैं ।  मौजूदा योजना लदशा-लनदेशो ंके अनुसार लनधााररत मानदंडो ंके आधार पर प्राप्त 

प्रस्तावो ंकी उनकी पात्रता के ललए जांच की जाती है और मूल्यांकन लकया जाता है। धन की उपलब्धता के आधार पर पात्र 

प्रस्तावो ंको योग्यता आधाररत मंजूरी दी जाती है। 

 

(ग):  शीत शंखला पररयोजनाएँ व्यब्जियो ं (लकसानो ं सलहत) के साथ-साथ संस्था/संगठन (जैसे लक 

एफपीओ/एफपीसी/एनजीओ/पीएसयू/फमा/कंपलनयाँ,आलद) द्वारा स्थालपत की जा सकती हैं। शीत शंखला योजना के अंतगात, 

सामान्य के्षत्रो ंमें पररयोजनाओ ंके ललए पात्र पररयोजना लागत का 35% की दर से और कलठन के्षत्रो ंमें पररयोजनाओ ंके साथ-

साथ अनुसूलचत जालत/अनुसूलचत जनजालत, एफपीओ और एसएचजी की पररयोजनाओ ंके ललए पात्र पररयोजना लागत का 

50% की दर से अनुदान/सब्जिडी के रूप में लवत्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रलत पररयोजना अलधकतम ₹ 10.00 

करोड़ तक होती है। 

 

(घ):  खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय समय-समय पर धन की उपलब्धता के आधार पर अलभरुलच की अलभव्यब्जि जारी 

करने के माध्यम से पूरे देश से प्रस्ताव आमंलत्रत करके शीत शंखला योजना के अंतगात शीत शंखला पररयोजनाएं स्थालपत कर 

रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोलदत शीत शंखला पररयोजनाओ ंमें खाद्य वसु्तओ ंके भंडारण के ललए 

राज्य सरकारो ं की सहमलत की आवश्यकता नही ं है। हालांलक, पररयोजना कायाान्वयन एजेंलसयो ं द्वारा पररयोजनाओ ं की 

स्थापना के ललए आवश्यक वैधालनक अनुमोदन प्राप्त करने के ललए राज्य सरकारो ंकी सहायता की आवश्यकता होती है। 

 

*****  


